भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
***

   राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 46
  (जिसका उत्तर मंगलवार, 22 नवम्‍बर, 2011/1 अग्रहायण, 1933 (शक) को दिया जाना है) 
काले धन की जानकारी प्राप्‍त करने के लिए विदेशों के साथ समझौते 
46.
श्री वाई.एस. चौधरी :

   क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि  :

    
  (क)  विदेशों में जमा काले धन की जानकारी प्राप्‍त करने के लिए सरकार ने जिन देशों के साथ समझौते किए हैं, उन देशों का ब्‍यौरा क्‍या है; 

    
   (ख)  अभी तक सभी संवेदनशील देशों के साथ समझौता नहीं किए जाने के क्‍या कारण हैं;  
         (ग)  क्‍या सरकार की इस संबंध में और भी अधिक सक्रिय होने की मंशा है और यदि कोई कार्ययोजना है तो उसका ब्‍यौरा क्‍या है; और


(घ) सरकार विदेशों में अवैध रूप से जमा किए गए देश के धन को किस प्रकार वापिस लाने का विचार रखती है ?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री  (एस.एस. पलानीमाणिक्कम)
(क) :   भारत सरकार ने 81 देशों के साथ दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार (डीटीएए) निष्‍पन्‍न किए हैं नामत: अर्मेनिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बांग्‍लादेश, बेलारूस, बेल्जियम, बोत्सवाना, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, चीन, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, इजिप्‍ट, फिनलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैण्ड, इंडोनेशिया, आयरलैण्ड, इज़रायल, इटली, जापान, जॉर्डन, कज़ाकिस्तान, केन्या, कोरिया, कुवैत, किर्गीज़ गणराज्य, लीबिया, लक्ज़मबर्ग, मलेशिया, माल्टा, मॉरीशस, मैक्सिको, मंगोलिया, मोंटेनिग्रो, मोरक्को, मोज़ाम्‍बिक, म्याँमार, नामीबिया, नेपाल, नीदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, नार्वे, ओमान, फिलीपीन्स, पोलैण्ड, पुर्तगाल गणराज्य, कतर, रोमानिया, रूस, सऊदी अरब, सर्बिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, सुडान, स्वीडन, स्विस परिसंघ, सीरिया, ताज़िकिस्तान, ताईवान, तंजानिया, थाईलैण्ड, त्रिनीडाड और टोबेगो, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, युनाइटेड किंगडम, उक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, उज़बेकिस्तान, वियतनाम और जाम्बिया ।
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इसके अतिरिक्‍त, भारत सरकार ने 5 क्षेत्राधिकारों के साथ कर सूचना के आदान-प्रदान संबंधी करार किए हैं अर्थात् बरमूडा, बहामास, ब्रिटिश वर्जिन आइलैण्‍ड, आइल ऑफ मान और कैमेन आइलैण्‍ड। इन सभी करारों में कर प्रयोजनों के लिए सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित अनुच्‍छेद शामिल हैं जो कर सूचना के आदान-प्रदान की अनुमति देते हैं । 81 डीटीएए में से 75 में बैंकिंग सूचना के आदान-प्रदान संबंधी विशिष्‍ट पैराग्राफ शामिल नहीं हैं । इन सभी 75 डीटीएए को पुन: बातचीत के लिए चुना गया है । 22 मामलों में पुन: बातचीत पूरी कर ली गई है ।

(ख) :
प्रश्‍न नहीं उठता ।
(ग) और (घ) :  जी, हॉं । भारत सरकार ने विदेशों में देश के गैर कानूनी रूप से जमा धन को वापिस लाने के लिए एक विस्‍तृत पांच स्‍तरीय कार्यनीति तैयार की है । कार्यनीति में निम्‍नलिखित शामिल हैं :-
(i) 
‘काले धन’ के विरूद्ध विश्‍वस्‍तरीय अभियान में शामिल होना : (उदाहरण के लिए जी-20, कर प्रयोजनों के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान पर विश्‍वस्‍तरीय मंच, वित्‍तीय एकता और आर्थिक विकास पर कार्यबल, वित्‍तीय कार्रवाई कार्यबल, संयुक्‍त राष्‍ट्र, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) आदि में हमारी कार्रवाई);

(ii)  
एक उपयुक्‍त कानूनी ढांचा सृजित करना : (वर्तमान अधिनियम में बनाए गए और प्रत्‍यक्ष कर संहिता (डी.टी.सी.), नए दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों और कर सूचना के आदान-प्रदान संबंधी करारों में प्रस्‍तावित कानूनों में विभिन्‍न कर अपवंचन रोधी उपाय करना, वर्तमान दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों में संशोधन करना);

(iii)    गैर-कानूनी निधियों से निपटने के लिए संस्‍थाओं की स्‍थापना : (10 विदेशी आयकर यूनिट, कम्‍प्‍यूटरीकृत सूचना का समर्पित आदान-प्रदान, सूचना के आदान-प्रदान संबंधी यूनिट (ई ओ आई);

(iv)    कार्यान्‍वयन के लिए प्रणाली का विकास करना : (नई कर्मचारी नीति); और

(v)    प्रभावी कार्रवाई के लिए कर्मचारियों को दक्षता प्रदान करना (दक्षता विकास के लिए लगातार प्रशिक्षण) ।

******
